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जिसका उत्‍तर 30 नवंबर, 2015 को दिया जाना है ।
.....
तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश के बीच नदी जल विवादों के समाधान की योजना
148. 
डॉ. के. वी. पी. रामचन्द्र राव :
क्‍या जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(1) क्या सरकार द्वारा नए गठित तेलंगाना और आन्ध्र प्रदेश राज्यों के बीच नदी जल विवादों के समाधान हेतु कोई तात्कालिक अथवा अल्पावधि योजना तैयार की है; और 
(2) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?
उत्‍तर
जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री  (सुश्री उमा भारती)
(क) और (ख) जी, हां। कृष्‍णा जल विवाद अधिकरण –II की  कर्णाटक, महाराष्‍ट्र और आंध्र प्रदेश बेसिन राज्‍यों के बीच कृष्‍णा जल विवाद संबंधी रिपोर्ट प्रस्‍तुत कर दी गयी है। फिर भी, कृष्‍णा जल विवाद अधिकरण –II का निर्णय अ‍भी राजपत्र में प्रकाशित नहीं किया गया है। कृष्‍णा जल विवाद अधिकरण –II द्वारा सम्‍पूरक रिपोर्ट प्रस्‍तुत करने की अवधि 1 अगस्‍त, 2014 से दो वर्षों के लिए बढ़ा दी गयी है ताकि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014  की धारा 89 के खण्‍ड (क) और (ख) में विनिर्दिष्‍ट विचारार्थ विषयों का समाधान किया जा सके।
संबंधित राज्‍यों के बीच कृष्‍णा और गोदावरी के नदी जल संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कृष्‍णा नदी प्रबंधन बोर्ड और गोदावरी नदी प्रबंधन बोर्ड पहले से ही कार्य कर रहे हैं।
***
